भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 2802
(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)
भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुरानी एजेंसी की पुनः बहाली
2802.
श्री रवि प्रकाश वर्माः
श्री नीरज शेखरः
क्या वित्त मंत्री 2 जनवरी, 2018 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं॰ 1673 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 1 दिसंबर, 2011 के ई-मेल के जरिए एलआईसी को एक विशेष मामले के तौर पर एमबीजी कोटा के पूरे न किए जाने को माफ कर दिया था और पुरानी एजेंसी की पुनः बहाली के लिए उसकी सिफारिश विहित प्रारूप में मुख्य प्रबंधक बीओ-11बी द्वारा की गई थी जिसे आगे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक द्वारा 26 दिसंबर, 2011 के पत्र द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक, विपणन, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, एलआईसी को अग्रेषित किया गया था;

(ख)
यदि हां, तो महती सभा को गुमराह करने के क्या कारण हैं; और
(ग)
उपर्युक्त तथ्यों तथा आईआरडीएआई द्वारा माफी दिए जाने के मद्देनजर पुरानी एजेंसी की पुनः बहाली के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): 01 दिसम्बर, 2011 की मेल के माध्‍यम से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) द्वारा संबंधित अभिकर्ता द्वारा न्‍यूनतम कारोबार गारंटी (एमबीजी) कोटे को पूरा न करने को माफी के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया था। इस मेल द्वारा केवल एजेंसी के नवीकरण में हुई देरी को माफ किया गया था।

भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी) केंद्रीय कार्यालय (सीओ) के दिनांक 04.09.2009 के परिपत्र आरईएफ मार्केटिंग/जेड डी/26/2009 के अनुसार, “बहाली” (रिइन्‍सटेटमेंट) और “पुनर्नियुक्ति” (रिएपाइंटमेंट) से संबंधित वर्तमान में लागू नियमों में यह विनिर्धारित है कि बहाली केवल तभी की जा सकती है यदि वह बर्खास्‍तगी की तिथि से 24 माह के भीतर हो। अभिकर्ता को पुनर्नियुक्ति का प्रस्‍ताव किया गया था क्‍योंकि उसे उपर्युक्‍त नियमों के अनुसार बहाल नहीं किया जा सकता था।
(ख): पूर्व में 02 जनवरी, 2018 को राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1673 के संबंध में दिया गया उत्‍तर वर्ष 2011 में एमबीजी कोटे को पूरा न कर पाने के लिए इरडाई द्वारा दी गई माफी के मामलों से संबंधित था। इरडाई ने सूचि‍त किया था कि उसने वर्ष 2011 में एमबीजीकोटा पूरा न कर पाने के कारण किन्‍हीं भी मामलों में माफी नहीं दी है और न ही एलआईसी को पुराने एजेंसी कोड बहाल करने का निदेश दिया है।
(ग): एलआईसी ने सू‍चि‍त किया है कि निगम के विद्यमान नियमों में इस विशिष्‍ट मामले के अंतर्गत एजेंसी की बहाली के विचारार्थ कोई व्‍यवस्‍था नहीं है।    
*****
